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लोक सभा 
अताराांककत प्रश्न सां. 4391  

 28 मार्च, 2023 को उत्तर के ललए ननयत 
 

‘पररवतचनकारी गनतशीलता और बैटरी भडारण सांबांधी राष्ट्रीय लमशन’’      
 

4391. श्री जगन्नाथ सरकार:   
     

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग ेकक:  
(क) क्या सरकार ने पररवततनकारी गततशीलता और बटैरी भंडारण संबंधी राष्ट्रीय ममशन की 

स्थापना के बाद से चरणबद्ध ववतनमातण कायतक्रम (पीएमपी) के तहत देश में बड ेपैमान े
पर, तनयातत-प्रततस्पधी एकीकृत बैटरी और सेल-ववतनमातण गीगा संयंत्रों की स्थापना की है;  

(ख) यदद हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदद नहीं, तो इसके 
क्या कारण हैं;  

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्क्रक वाहन (ईवी) मूल्य श्ृंखला में उत्पादन के स्थानीयकरण के मलए 
कोई ठोस प्रयास ककया है और यदद हां, तो तत्संबधंी ब्यौरा क्या है;  

(घ) क्या वपछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्षत के दौरान ईवी बैटरी तनमातण संयंत्र 
स्थावपत करने और इलेक्ट्क्रक मोबबमलटी के मलए एक प्रततस्पधी घरेलू ववतनमातण 
ईकोमसस्टम ववकमसत करने के मलए राज्यों को कोई ववत्तीय सहायता प्रदान की गई है; 
और  

(ङ) यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदद नही,ं तो उसके क्या कारण हैं?   
 

उत्तर 
भारी उद्योग राज्य मांत्री 
(श्री कृष्ट्ण पाल गुजचर) 

 

(क) से (ग) : देश में चरणबद्ध ववतनमातण कायतक्रम (पीएमपी) के अंतगतत बडे पैमाने की, 
तनयातत-प्रततस्पधी एकीकृत बैटरी और सेल ववतनमातणकारी गीगा संयंत्रों की स्थापना का सरकार 
का कोई ववचार नहीं है। साथ ही, देश में इलेक्ट्क्रक वाहन ववतनमातण और बैटरी ववतनमातण को 
बढावा देने के मलए भारी उद्योग मंत्रालय तनमनांककत दो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमें 
कायातक्ट्ववत कर रहा है ताकक इलेक्ट्क्रक वाहन ववतनमातण कंपतनयों सदहत ऑटोमोबबल और ऑटो 
संघटक कंपतनयों को सहायता प्रदान की जा सकेेः- 

i) : कें द्रीय मंबत्रमंडल ने 5 वर्षत की अवधध में 18,100 करोड रूपए के पररव्यय से कुल 
50 गीगावाट घंटे की ववतनमातण क्षमता के साथ भारत में उवनत रसायन सेल (एसीसी), 
बैटरी भंडारण हेतु ववतनमातण सुववधाओं की स्थापना के प्रयोजन से उत्पादन-संबद्ध 
प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई,2021 को अनुमोददत ककया। 

 
 



 
 

ii) : सरकार ने भारत में ऑटोमोबबल और ऑटो संघटक उद्योग के मलए उत्पादन-संबद्ध 
प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 5 वर्षत की अवधध हेत ु25,938 करोड रूपए के बजट 
पररव्यय के साथ अनुमोददत ककया है ताकक उवनत ऑटोमोदटव उत्पादों के मलए भारत की 
ववतनमातण क्षमताओं में वदृ्धध हो। 

 
(घ) और (ङ) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्क्रक वाहनों के मलए बैटरी ववतनमातण 
संयंत्र स्थावपत करने तथा इलेक्ट्क्रक वाहनों के मलए एक प्रततस्पधी घरेलू ववतनमातण पाररतंत्र 
ववकमसत करने के प्रयोजन से राज्यों को कोई ववत्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। साथ ही, 
पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतगतत तीन इकाइयों- राजेश एक्सपोर्टतस मलममटेड (5 गीगावाट 
घंटा), ओला इलेक्ट्क्रक मोबबमलटी प्राइवेट मलममटेड (20 गीगावाट घंटा) और ररलायंस वयू एनजी 
सोलर मलममटेड (5 गीगावाट घंटा) को एसीसी क्षमताएँ प्रदान की गई हैं। 

*** 


